भारत सरकार
पर्यावरण,  वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3561
03.04.2017 को उत्तर के लिए
वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए कोयले के स्थान पर गैस का उपयोग
3561. 
श्री तपन कुमार सेनः 
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) 
क्या यह सच है कि बड़ी तेल कंपनियां वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए कोयले की जगह गैस के उपयोग की पुरजोर वकालत कर रही है; 

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
यदि नहीं, तो क्या देश में कोयला अभी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा? 

उत्तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री अनिल माधव दवे)

(क) से (ग)
भारत सरकार देश के उर्जा क्षेत्र में गैस के हिस्‍से को बढ़ाने की योजना बना रही है। नई अन्‍वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के माध्‍यम से घरेलू तथा उत्‍पादन प्रक्रिया के तीव्रीकरण, शेल गैस नीति फ्रेमवर्क का विकास, देश में गैस के हाइड्रेट संसाधनों का अनुसंधान तथा विकास, लिक्‍वीफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का आयात करके पारदेशीय गैस पाइपलाइनों की संभावना तलाशना इन प्रयासों में सहायक होंगे। 

भारत ने संयुक्‍त राष्‍ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा (यूएनएफसीसीसी) कन्‍वेंशन को प्रस्‍तुत अपने राष्‍ट्रीय अभिप्रेत अंशदानों (एनडीसी) में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्‍म ईंधन आधारित उर्जा संसाधनों से 40% संचयी विधुत उर्जा क्षमता प्राप्‍त करने की वचनबद्धता दी है। तथापि, आज की स्थिति में कोयला आधारित उर्जा भारत की संस्‍थापित क्षमता का लगभग 60% है। विश्‍वसनीय पर्याप्‍त और वहनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उत्‍पादन में कोयला महत्‍वपूर्ण स्रोत बना रहेगा।

सरकार ने वर्ष 2020 तक नवीकरणीय उर्जा की क्षमता के लक्ष्‍य 175 जीडब्‍ल्‍यू तक बढ़ाया है जिसमें सौर से 100 जीडब्‍ल्‍यू, हवा से 60 जीडब्‍ल्‍यू, जैव-उर्जा से 10 जीडब्‍ल्‍यू और लघु जलीय उर्जा से  5 जीडब्‍ल्‍यू शामिल हैं। सरकार आणुविक उर्जा को भी बढ़ावा दे रही है।    
****

